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HARYANA GOVT GAZ ., FEB. 2 , 1988 ( MAGHA 13, 1909 SAKA) 


[ PARTI - 


श्रम विभाग 


आदेश 


दिनांक 26 नवम्बर , 1987 


सं ० प्रो ० वि ०/पानी/ 133-87/ 47550.-~-चूंकि हरियाणा के गज्यपाल की राय है कि मंदी करनाल संन्ट्रल 
को - प्रौप्रेटिव बैंक लि ., करनाल के श्रमिक श्री जिले सिंह , पुत्र श्री फूल सिंह , गांव रोड़ा छपराल , सुबरी, जिला करनाल 
तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


डा 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते है ; 


1 


इसलिये , अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के वार्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की 
गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 3( 44) 84-3- श्रम , दिनांक 18 अप्रैल , 
1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाना , को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित 
नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या 
तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है 
क्या श्री जिले सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? 

किस 

राहत 


यदि नहीं , 


तो वह 


का 


हकदार है ? 


सं ० ओ ० वि ०/ रोह 48-86/ 47557. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि (:) परिवहन आयुक्त, हरियाणा , 
चण्डीगढ़ , ( 2) महा प्रबन्धक हरियाणा राज्य परिवहन , रोहतक, के श्रमिक श्री अमीर चन्द परिचालक नं . 25, मार्फत श्री मधुसुदन 
शरण कोशिश , लठमारन स्ट्रीट , जगाधरी तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इस में इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 


विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 


इसलिये, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 9641-1 - श्रम-78/ 32573, 
दिनांक 6 नवम्बर , 1970 के साथ पठित सरकारी अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक को 
विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे 

उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय त्वं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट 
करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत मथवा सम्बन्धित 


का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का 


क्या श्री अमीर चन्द की सेवाभों 

हकदार है ? 


सं ० प्रो ० वि ०/पानी/ 1 32-87/ 47565...~-चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि प्रार्य सिनियर सैकेण्डरी स्कूल , 
जी . टी . रोड़, पानीपत , के श्रमिक श्री शिव दयाल , मकान नं ० 466/1 , घेर अराईयां , पानीपत तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य 
इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई मौद्योगिक विवाद है ; 

पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिए , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा 
प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० ३( 44 ) 84- श्रम, 
दिनांक 18 अप्रैल , 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित थम न्यायालय , अम्बाला , को विवादग्रस्त 
या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नोचेलिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो 
कि उक्त प्रबन्धकों तया श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से पुसगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री शिव दयाल की सेवामों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत कार 

हकदार है ? 


